
1 

 

भारत सरकार 
आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय 

लोक सभा 
अतारां�कत प्रश्न सं. 4495     

19 माचर्, 2026 को उ�र �दए जाने के �लए 
 

पीएमएवाई-यू के अंतगर्त खाल� पड़े मकान 
 

4495.श्रीमती बाग �मताल�ः 
 

क्या आवासन और शहर� कायर् मंत्री यह बताने क� कृपा करेंगे �कः 
 

(क) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना शहर� (पीएमएवाई-यू) क� समय-सीमा 31 �दसंबर, 2024 

को समाप्त हो गई है; 

(ख) य�द हां, तो 31 �दसंबर, 2025 तक पीएमएवाई-यू के तहत कुल स्वीकृत मकानों में से पूणर् 

�कए गए और खाल� पड़े मकानों का घटक-वार प्र�तशत �कतना है; और 

(ग) �वशेष रूप से पीएमएवाई-यू के यथास्थान झुग्गी-झोपड़ी पुन�वर्कास और �कफायती आवास 

घटक के तहत बड़ी संख्या में मकानों के खाल� रहने के क्या कारण हैं? 
 
 

उ�र 
आवासन और शहर� कायर् राज्य मंत्री  

(श्री तोखन साहू) 
 

(क) से (ग): आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर में सभी पात्र शहर� लाभा�थर्यों 
को बु�नयाद� नाग�रक सु�वधाओं वाले हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करने के उद्देश्य 
से 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहर� (पीएमएवाई-यू) को कायार्न्वयन कर रहा है। 
�नमार्णाधीन आवासों को पूरा करने और एसएनए-स्पशर् मॉड्यूल के माध्यम से �न�धयां जार� करने के 
�लए पीएमएवाई-यू क� इस योजना अव�ध को 30 �सतंबर 2026 तक बढ़ा �दया गया है।  

 

पीएमएवाई-यू के कायार्न्वयन के अनुभवों से �मल� सीख के आधार पर, आवासन और शहर� कायर् 
मंत्रालय ने योजना को नया रूप �दया है और अगले पांच वष� में �कफायती लागत पर 1 करोड़ 
अ�त�रक्त पात्र लाभा�थर्यों द्वारा आवास का �नमार्ण करन,े खर�दने और �कराए पर लेने हेतु देश भर 
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के शहर� क्षेत्रों में कायार्न्वयन के �लए 01.09.2024 से पीएमएवाई-य ू 2.0 'सभी के �लए आवास' 
�मशन शुरू �कया है।  
 

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प�रयोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक देश 
भर में पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतगर्त 13.67 लाख आवासों स�हत कुल 125.15 लाख आवासों को 
स्वीकृ�त द� गई है। स्वीकृत आवासों में से, 116.57 लाख (93%) आवासों क� नींव रखी जा चुक� है। 
िजनमें से 97.30 लाख (83%) पूरे हो चुके हैं और �दनांक 02.03.2026 तक 94.83 लाख आवासों 
(97%) में लाभाथ� रह रहे हैं। स्वीकृत, �नमार्णाधीन, पूणर् और सौंपे जा चुके आवासों का घटक-वार 
ब्यौरा अनुलग्नक में �दया गया है। 
 

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यटू�) के साथ आव�धक आयोिजत समीक्षा बैठकों के दौरान पूरे हो चुके आवासों 

पर कब्जा न �लए जाना एक महत्वपूणर् �चतंा का �वषय है। पीएमएवाई-यू के ‘स्व-स्थाने’ स्लम 

पुन�वर्कास (आईएसएसआर) और साझेदार� में �कफायती आवास (एएचपी) घटक में कब्जा न �लए जान े

के कारणों में पानी, सड़क और �बजल� जैसा अपूणर् बु�नयाद� इंफ्रास्ट्रक्चर, मौजूदा आजी�वका और 

सामािजक नेटवकर्  से प्रवास या स्थानांतरण क� अ�नच्छा, लाभाथ� �हस्से में योगदान करने में �व�ीय 

बाधाए,ं कायार्न्वयन एजें�सयों द्वारा दस्तावेज़ों और आवंटन में देर� शा�मल हैं।  
 

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह द� गई है �क वे �स�वल बु�नयाद� इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करके और 

प्राथ�मकता के आधार पर लाभा�थर्यों को आवंटन सु�निश्चत करके पीएमएवाई-यू के तहत आवासों पर 

कब्जे �दए जाने क� िस्थ�त में सुधार करें। मंत्रालय शेष आवासों को पूरा करन ेऔर �नधार्�रत समय 

सीमा के भीतर कब्जा �दया जाना सु�निश्चत करन ेके �लए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ �नय�मत 

समीक्षा बैठकें  आयोिजत करता है।  
 

***** 
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�दनांक 19-03-2026 को उ�र �दए जाने वाले लोक सभा अतारां�कत प्रश्न संख्या 4495 के उ�र में 

संद�भर्त अनुलग्नक 
पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत, �नमार्ण कायर् शुरु �कए गए, पूणर् और सौंपे 

जा चुके आवासों का घटक-वार �ववरण 

घटक 
आवासों का �ववरण (संख्या) 

स्वीकृत �नमार्ण कायर् शुरू �कया गया पूणर् सौंपे गए 

लाभाथ� आधा�रत �नमार्ण 
(बीएलसी) 

80,73,499 70,89,302 55,32,922 55,32,922 

साझेदार� में �कफायती 
आवास/ �कफायती 
�कराया आवास 
(एएचपी/एआरएच)  

15,68,826 12,96,958 10,06,961 6,43,935 

‘स्व-स्थाने’ स्लम 
पुन�वर्कास 
(आईएसएसआर) 

2,84,366 2,81,340 2,60,189 2,27,311 

ऋण-संबंद्ध सिब्सडी 
योजना/ ब्याज सिब्सडी 
योजना 
(सीएलएसएस/आईएसएस) 

25,88,322 25,88,322 25,88,322 25,88,322 

कुल 125.15 लाख 116.57 लाख* 97.30 लाख* 94.83 लाख* 

 

* पीएमएवाई-यू क� �मशन अव�ध के दौरान जेएनएनयूआरएम क� पूवर् योजना के पूणर् (3.42 लाख), 
सौंपे गए (4.91 लाख)/�नमार्णाधीन (4.01 लाख) आवास शा�मल हैं। 

 
***** 

 


